
गृह मंत्रालय

के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के  श्री विजय पुरम में गृह
मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की

अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के  नेतृत्व में बने तीन नए कानूनों से 2029 तक
सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक समयबद्ध न्याय सुनिश्चित होगा

वर्ष 2021 में देश में मोबाइल फॉरेंसिक लैब शून्य थी, आज 1,000 तक
पहुँच चुकी हैं

नए आपराधिक कानूनों से जाँच में तेजी आ रही है और दोष सिद्धि दर भी
बढ़ रही है

अगले पाँच वर्षों में देशभर में फॉरेंसिक लैब का जाल बिछाने के  लिए
₹30,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा

2029 तक देश के  हर राज्य में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी या सेंट्र ल फॉरेंसिक लैब
होगी

e-FIR और zero-FIR गरीबों व महिलाओं के  लिए बड़ी राहत साबित हो
रही हैं

UAPA के  तहत दर्ज होने वाले आतंकवाद के  सभी मामलों का डाटा NIA के
डेटाबेस में अलग से दर्ज किया जा रहा

मोदी सरकार ने न्याय प्रणाली के  पांचों स्तंभों - पुलिस, कोर्ट, जेल, फॉरेंसिक
व प्रोसिक्यूशन का पूर्ण आधुनिकीकरण किया

मोदी सरकार ने साइबर अपराध, संगठित अपराध, आतंकवाद व डिजिटल
धो ड़ी को रि षि को कि



धोखाधड़ी को परिभाषित कर Grey Area को कम किया

फॉरेंसिक परिणामों का AI आधारित विश्लेषण व मिशन मोड में लंबित
मामलों का निपटारा मोदी सरकार का लक्ष्य है

अपराध की मैपिंग के  लिए जल्द ही Modus Operandi Bureau बनेगा

देश की जेलों व अदालतों के  लिए तैयार किया गया वीडियो कॉन्फ्रें सिंग का
एकीकृ त पोर्टल न्याय प्रणाली को अधिक समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी बना

रहा है

NFSU द्वारा बनाई गई नार्कोटिक्स, यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध, खाद्य
पदार्थों के  जाँच की स्वदेशी किट बहुत उपयोगी साबित हो रही है

NFSU का अब तक का प्लेसमेंट शत-प्रतिशत रहा है, 2029 तक यहाँ से
35 हजार फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स तैयार होंगे
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के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के  श्री विजय पुरम में गृह
मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का विषय सेंट्र ल फॉरेंसिक साइंस
लेबोरेट्री  (CFSL) और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) था। बैठक में के न्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री
नित्यानंद राय, श्री बंडी संजय कु मार, संसदीय परामर्शदात्री समिति के  सदस्य, गृह सचिव, NFSU के  कु लपति और
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के  महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



 

 बैठक को संबोधित करते हुए के न्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने 2019 से लेकर अब तक
संसदीय परामर्शदात्री समिति की 12 बैठकें  की हैं, जिसके  अच्छे  परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री
नरेन्द्र मोदी जी का विजन है कि नए आपराधिक कानूनों के  पूरी तरह लागू होने के  बाद समय पर न्याय मिले। श्री
शाह ने कहा कि हम 2029 तक ऐसी व्यवस्था बनाएँ गे जिसमें तीन साल की अवधि में FIR से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक
न्याय की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो सके गी। उन्होंने कहा कि 2022 से अब तक हुए सुधार इसी दिशा में किए गए प्रयास
हैं। गृह मंत्री ने कहा कि FIR से लेकर सुप्रीम कोर्ट से न्याय तक की पूरी प्रक्रिया तीन साल में पूरी करने की कल्पना
को हकीकत में बदलने के  लिए गृह मंत्रालय इन प्रयासों की 360 डिग्री मॉनिटरिंग कर रहा है और कमियों को दू र
करने का प्रयास किया जा रहा है।

 श्री अमित शाह ने कहा कि न्याय देने की प्रक्रिया के  लिए फॉरेंसिक क्षमताओं में बढ़ोतरी और विस्तार के  लिए
भारत सरकार ने 2020 से ही फॉरेंसिक्स पर फ़ोकस करके  काम किया। उन्होंने कहा कि नई न्याय संहिताएं  जुलाई
2024 से लागू हुईं, परंतु हमने फॉरेंसिक्स की दृष्टि से इसे लागू करने का काम 2020 से ही शुरू कर दिया था,
जिसके  सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं।

के न्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानून आने के  बाद जांच में तेजी और सजा की दर
बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक बच्ची से बलात्कार के  दोषी को 62 दिनों में फांसी की सजा सुना दी
गई। बिहार के  सीवान जिले में ट्रि पल मर्डर की घटना में सिर्फ  50 दिन में दो दोषियों को सजा सुनाई गई। श्री शाह
ने कहा कि इन मामलों से साबित होता है कि हमें सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को और अधिक
सुदृढ़ बनाने की जरूरत है।

श्री अमित शाह ने कहा कि पहले हमारे  सामने 5 चुनौतियाँ थीं , जिनमें फॉरेंसिक जांच में टेक्नॉलजी संबंधी बड़ा गैप,
चेन ऑफ कस्टडी के  कारण साक्ष्य की गुणवत्ता का सीमित होना, कई जगहों पर पुलिस द्वारा फॉरेंसिक जांच की
रिपोर्ट अदालत में नहीं  देना, Skilled Professionals और फॉरेंसिक लैब्स की कमी और राष्ट्र व्यापी मापदंडों की
कमी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नए कानून के  प्रावधानों के  मुताबिक अब फॉरेंसिक लैब अपनी रिपोर्ट सीधा
अदालत को भेजेगी और उसकी एक प्रति पुलिस को देगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकारें  देश



भर में फॉरेंसिक लैब्स का जाल बुनने के  लिए अगले पाँच साल में 30 हजार करोड़ रुपए निवेश करने वाली हैं। साथ
ही, राष्ट्र व्यापी मापदंडों की कमी को दू र करने के  लिए एक वैज्ञानिक तंत्र तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि
Best Practices और कमियों को साझा कर एक राष्ट्र व्यापी मापदंड निर्धारित किया जाएगा।

 

के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमने वैज्ञानिक सुधार, सुरक्षित डेटाबेस का विकास, तकनीक और
मानव संसाधन क्षमता निर्माण, संस्थाओं का सशक्तिकरण और के न्द्र एवं राज्य सरकारों के  बीच बेहतर समन्वय की
दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में टेक्नॉलजी को महत्व दिया गया है। ई-समन
और ई-साक्ष्य जैसे सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पाँच स्तंभों यानि पुलिस, कोर्ट, जेल, फॉरेंसिक और
प्रोसिक्यूशन का पूर्ण आधुनिकीकरण करके  डाटा को इलेक्ट्रॉ निक तरीके  से सहेजने, डाटा के  एक-दू सरे  से संवाद
और AI के  आधार पर इनके  सतत विश्लेषण के  लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 7 वर्ष या उससे
अधिक की सजा वाले सभी आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक विज़िट अनिवार्य कर दी गई है।

के न्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि हमने Chain of Custody को सर्कु लर नहीं , बल्कि न्यायिक दृष्टि से
मजबूत किया है। जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है, ताकि पुलिस पर कोई गलत आरोप नहीं  लग सके ।
उन्होंने कहा कि अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉ निक साक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। डिजिटल और
फॉरेंसिक साक्ष्यों को निर्णायक रूप से कानूनी आधार देकर प्रमाण के  रूप में प्रस्थापित करने का काम किया गया
है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध, संगठित अपराध, आतंकवाद और डिजिटल धोखाधड़ी पहले परिभाषित नहीं
था, लेकिन हमने इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित कर अदालतों के  लिए Grey Area को कम किया है। Trial In
Absentia पर अमल से देश छोड़ कर भाग जाने की प्रवृति पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों
के  खिलाफ अपराध के  मामलों को भी नए आपराधिक कानूनों में प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि ई-
एफआईआर और ज़ीरो एफआईआर गरीबों और महिलाओं के  लिए एक बड़ी राहत है।    



श्री अमित शाह ने कहा कि नवंबर 2025 तक देश के  हर पुलिस स्टेशन को Crime and Criminal Tracking
Network and Systems (CCTNS) पर ऑनलाइन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज हर FIR सेंट्र ल सर्वर
पर उपलब्ध है। अपराध की मैपिंग के  लिए आने वाले दिनों में Modus Operandi Bureau भी बनाया जाने वाला
है। लगभग 36 करोड़ लेगेसी डाटा के  साथ 7 लाख FIR का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध है। 22 हजार कोर्टस को ई-
कोर्टस से जोड़ा गया है। ई-प्रिजंस में देश भर की जेलों के  2 करोड़ 20 लाख कै दियों का डाटा सेंट्र ल सर्वर में
उपलब्ध है। ई-प्रोसिक्यूशन में लगभग 2 करोड़ प्रोसिक्यूशन का डाटा उपलब्ध है। नए प्रोसिक्यूशन में सभी की
जानकारी ई-प्रोसिक्यूशन में उपलब्ध हो रही है। 30 लाख 54000 मामलों का डाटा ई–फॉरेंसिक्स पर उपलब्ध है,
ताकि पुलिस इसका उपयोग कर सके । National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS)
पर एक करोड़ 21 लाख फिं गर प्रिन्ट उपलब्ध हैं, जिससे पुलिस को मामलों की जांच में मदद मिल रही है। 9 लाख
44 हजार नार्को अपराधियों का डाटा भी ऑनलाइन उपलब्ध है। मानव तस्करी में लिप्त 3 लाख 65 हजार
अपराधियों का डाटा ऑनलाइन हो चुका है। उन्होंने कहा कि गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) के
तहत दर्ज होने वाले आतंकवाद के  सभी मामलों का डाटा भी NIA के  डेटाबेस में अलग से दर्ज किया जा रहा है।

के न्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि अभी देश में 7 CFSL हैं, जबकि 8 नए CFSL बनाए जा रहे हैं। उन्होंने
कहा कि कोई ऐसा राज्य या कें द्रशासित प्रदेश ऐसा नहीं  रहेगा जहां NFSU या CFSL में से कोई एक संस्था नहीं  हो।
उन्होंने कहा कि राज्यों की एफएसएल, फॉरेंसिक वैन और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को मज़बूत करने के  लिए हमने
लगभग 1 हज़ार करोड़ रुपए की ग्रांट दी है। श्री शाह ने कहा कि फॉरेंसिक साइंस विभागों के  मानकीकरण के  लिए
दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ई-फॉरेंसिक्स के  IT प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत हो गई है और CFSL सहित 143 देश
की प्रयोगशालाएं  इससे जुड़ चुकी है।

के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2029 तक NFSU में फॉरेंसिक के  35 हज़ार छात्र पढ़ रहे होंगे और 3-
4 साल में हम सेचुरेशन लेवल पर पहुंच जाएं गे। उन्होंने कहा कि NFSU में शत प्रतिशत प्लेसमेंट होता है। गृह मंत्री
ने कहा कि अब तक NFSU के  14 कैं पस बन चुके  हैं और यह यूनिवर्सिटी 100 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला
रही है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में लगभग 16 हज़ार से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम किया है
और इस संख्या को अगले 4 साल में लगभग तीन गुना तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

के न्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि NFSU ने अब तक 46 पेटेंट रजिस्टर्ड किए हैं, जिनमें से 30 सिर्फ  2024 में किए गए
हैं। उन्होंने कहा कि 96 देशों ने NFSU के  साथ 103 MoU  किए हैं। के न्द्र और राज्य सरकारों के  117 संगठनों ने
भी NFSU के  साथ समझौते किए हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि लॉंग टर्म रोडमैप में एकीकृ त फॉरेंसिक स्ट्र क्चर बनाने का काम हाथ में लिया गया है
और हम इनोवेशन को बढ़ावा दे  रहे हैं। आने वाले समय में फ़रेंसिक इंटेलीजेंस में भी हम अच्छा काम करेंगे।
इसके  साथ ही फ़ॉरेंसिक के  नतीज़ौं का एआई-बेस्ड एनिलिसिस और सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट करने का
काम भी किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि तीन नए आपराधिक क़ानूनों के  लागू होने के  बाद जल्द परिणाम लाने
के  प्रयासों के  अच्छे   प्राथमिक नतीजे मिल रहे हैं।

***

आरके  / आरआर / पीआर

(रिलीज़ आईडी: 2211130) आगंतुक पटल : 477
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें : English , Urdu , Gujarati , Odia , Tamil , Kannada , Malayalam
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